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अधिसूचना 


क्रमांक / एफ 15 - 35 / 15 - 2 / 2019 / 14 / 15 . – सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार से प्राप्त प्रतिवेदन 
दिनांक 06 .07 . 2019 से राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि , लोकहित में विकास कार्यक्रमों के समुचित 
कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ की कतिपय 
प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों का पुनर्गठन किया जाए । 

अत्एव छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 - ग की उप - धारा (1 ) के अंतर्गत प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित 
करने के लिए पुनर्गठन योजना "जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन 
योजना, 2019” जारी करता है, इस पुनर्गठन योजना को कार्यान्वित किया जाए । 


संलग्न : - 


पुनर्गठन योजना, 2019 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

पी . एस . सर्पराज, उप - सचिव . 
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जिला नारायणपुर , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की 

पुनर्गठन योजना, 2019 


01. 


02. 


PE 


DDED 


संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार : 
( क ) यह योजना “जिला नारायणपुर , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन 

योजना, 2019 " कहलाएगी । 
यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र ( असाधारण ) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी । 
यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला नारायणपुर की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों 

के लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक, दो एवं तीन में अधिकथित है । 
परिभाषाएँ : - इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो : 
( क ) “ अधिनियम ” से अभिप्रेत है , छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1960 ( क्र . 17 सन् 1961) । 

"नियम " से अभिप्रेत है , छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम , 1962 । 
" पुनर्गठन " से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र 
आस्तियों , दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा 
विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन । 
"प्रभावित सोसाइटी " से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को 
कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो । 
" परिणामी सोसाइटी " से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का 
कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो । 
" नवीन सोसाइटी ” से अभिप्रेत है , कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना 
के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए । 
"बैंक " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित , जगदलपुर । 
“ रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है , सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 

अधिनियम, 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो . 
पुनर्गठन की रीति : 
( क ) 

किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को 

किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके , या 
( ख) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके , या 

किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त ( क ) एवं ( ख) दोनों में उल्लेखित 

रीतियों से ; किया जायेगा । 
पुनर्गठन : - नियत तिथि से - 
( क ) “ अनुसूची - एक " के कॉलम ( 2 ) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम ( 3) में 

अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4 ) में 
अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा । 
" अनुसूची - दो " के कॉलम ( 2 ) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3) में 
अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम ( 4) में 

उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे । 
( ग) " अनुसूची - तीन " के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम ( 3 ) में 

अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम ( 4 ) में 
अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष 

कॉलम ( 5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा । 
पुनर्गठन की प्रक्रिया : 
( क ) इस योजना की एक प्रति प्रभावित सोसाइटियों को भेजी जावेगी, जिस पर वे अपमा अभ्यावेदन 15 

दिवस की समयावधि में प्रस्तुत कर सकेंगे । 
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इस योजना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिवस की समयावधि में प्रभावित 
एवं परिणामी सोसाइटी का सदस्य लिखित अभ्यावेदन संबंधित जिले के उप / सहायक पंजीयक , 
सहकारी संस्थाएं के समक्ष तीन प्रतियों में प्रस्तुत कर सकेगा । 
प्राप्त अभ्यावेदनों को संबंधित जिले के उप / सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं द्वारा परीक्षण कर 
अभिमत सहित रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जायेगा । रजिस्ट्रार अपने अभिमत सहित राज्य सरकार के 
समक्ष उनके प्राप्त होने की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करेगा । अभ्यावेदन निराकरण 
के लिए नवीन सोसाइटी के गठन के संबंध में निम्नांकित मार्गदर्शी बिन्दुओं को यथासंभव ध्यान में 
रखा जावेगा : 
( एक ) सोसाइटी का ऋण वितरण सामान्य क्षेत्र के लिए 2.00 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित क्षेत्रों 

के समितियों के लिए 1. 00 करोड़ रुपये हों । 
( दो ) सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में कृषि योग्य रकबा सामान्य क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिए 

1500 हेक्टेयर तथा अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत सोसाइटी के लिए 2000 हेक्टेयर होगा । 
(तीन) सोसाइटी का कार्यक्षेत्र सामान्य क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिए 10 किमी तथा ( घ ) 

अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिये 20 किमी होगा । 
( चार ) सोसाइटी की सदस्यता न्यूनतम 750 होगी । 
( पाँच) पुनर्गठन में ग्राम पंचायत एवं पटवारी हल्का का विखण्डन न हो , अर्थात् एक ग्राम पंचायत 

व एक पटवारी हल्का के समस्त ग्राम एक ही सोसाइटी में हो । 
( छ:) सोसाइटी का कार्यक्षेत्र दो विकासखण्ड या दो तहसीलों में न हो । 
( सात ) सोसाइटी के ग्राम यथा संभव एक ही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हो । 
( आठ) सोसाइटी मुख्यालय में पहुंच हेतु नदी , नाले आदि बाधक न हो । 
( नौ ) सोसाइटी का मुख्यालय यथासंभव वहीं हो , जहां पर गोदाम, अन्य आधारभूत संरचना 

निर्मित हो । 
राज्य सरकार द्वारा अभ्यावेदनों का निराकरण अधिकतम 30 दिवस के भीतर किया जाएगा । 
अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा । 
इस योजना की प्रति बैंक को दी जाएगी, प्रति प्राप्त हो जाने के पश्चात् 15 दिवस की समयावधि में 
बैंक का बोर्ड उस पर विचार करके प्रस्तावित पुनर्गठन योजना के सम्बन्ध में परामर्श लिखित रूप से 
रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगा, ऐसे परामर्श को रजिस्ट्रार अपने अभिमत के साथ राज्य सरकार 
को प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार उस पर अपना विनिश्चय यथाशीघ्र करेगी । 
प्राप्त अभ्यावेदनों तथा बैंक से प्राप्त परामर्श पर सम्यक विचारोपरान्त यदि राज्य सरकार चाहे तो 
इस योजना में आवश्यक परिवर्तन , उपान्तरण, संशोधन कर सकेगी तथा अंतिम प्रकाशन किया 
जायेगा, जो सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा, तदुपरांत संबंधित प्राधिकारी यथाशीघ्र आवश्यक आदेश 

तथा अन्य सभी आवश्यक कार्यवाहियाँ करेंगे । 
सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व : 

प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी 
सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों । 
प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो , से 
सम्बंधित सदस्यता , आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता , आस्तियां एवं दायित्व होंगे । 
आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करने के लिए सामान्यतया 30 जून, 2019 की स्थिति में सदस्यों 

पर अवशेष ऋण को आधार माना जाएगा । 
रजिस्ट्रेशन / निरसन : 
( क ) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा 

उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे 
संयुक्त / उप / सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे , जो अधिनियम की धारा 
9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा । 
जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं 
होगा , के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा । 
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प्रबन्ध : 
( क ) योजना प्रभावशील होने के साथ ही प्रभावित सोसाइटियों तथा परिणामी सोसाइटियों में जहाँ कहीं 

निर्वाचित बोर्ड होगा, वह तथा ऐसी सोसाइटी का प्रतिनिधि कार्य करने से परिविरत हो जाएगा तथा 
सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध करने के लिए, उप / सहायक पंजीयक के आदेश द्वारा किसी व्यक्ति 
अथवा व्यक्तियों को अस्थायी रूप से आदेश में उल्लिखित कालावधि तक के लिए अथवा बोर्ड के नये 
निर्वाचन होने तक के लिए नियुक्त किये जा सकेंगे । एकाधिक व्यक्तियों की दशा में कोई एक व्यक्ति 

को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा । परन्तु अशासकीय व्यक्ति / व्यक्तियों को नियुक्त करने की दशा में 
वह या वे ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो उस सोसाइटी के सदस्य हो । 
नवीन सोसाइटियों का प्रबन्ध , उसे रजिस्ट्रीकृत करने वाले अधिकारी के आदेश द्वारा अस्थायी रूप से 
नियुक्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों में निहित होगा । 
प्रभावित सोसाइटी , परिणामी सोसाइटी तथा नवीन सोसाइटी का प्रतिनिधित्व , प्रतिनिधि का नया 
निर्वाचन होने तक वह व्यक्ति करेगा जिसे उपरोक्त कंडिका ( क ) में विहित अनुसार नियुक्त किया 

गया हो परन्तु व्यक्तियों की दशा में उनके संकल्प द्वारा प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाएगी । 
कर्मचारीवृन्द : 
( क ) __ नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी । 
( ख ) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द अन्तरित कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी 

हो जाएंगे । 
10 . अधिकार, हित और कर्तव्य आदि : 

परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार , हित , कर्तव्य बाध्यताएँ 
आदि उनमें ही निहित होंगी । 
नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार , हित कर्तव्य , बाध्यताएँ आदि 

निहित होंगी । 
विवाद : - इस योजना से प्रभावित सदस्यता , आस्तियों, दायित्यों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद 
अधिनियम की धारा 64 के अधीन संयुक्त पंजीयक / पंजीयक द्वारा निराकृत किया जाएगा । 
आदेश जारी करने की शक्तियां : - इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों 
आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे 
अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो , यह और भी कि 

रजिस्ट्रार समय - समय पर ऐसा निर्देश / मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे । 
संलग्न : अनुसूची – एक , दो एवं तीन 
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जिला नारायणपुर , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की 

पुर्नगठन योजना, 2019 

अनुसूची - एक 


विद्यमान सोसायटी जिसमें 
अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है 
( परिणामी सोसायटी ) 


विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है अपवर्जित कार्यक्षेत्र 
( प्रभावित सोसायटी ) 

( ग्रामों का नाम ) 

3 
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति आमगांव, कापसी 
| मर्यादित नारायणपुर । 

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति नाउमुजमेटा , हजामीमुंजमेटा 
| मर्यादित एड़का 

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सिवनी 
| मर्यादित बेनुर 
| आदिम जाति सेवा सहकारी समिति रामनार , मड़मनारे 
मर्यादित छोटेडोंगर 

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति | कुरुसनार, कुदला 
| मर्यादित ओरछा 

अनुसूची - दो 


आदिम जाति सेवा सहकारी समिति 
मर्यादित बेनुर 
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति 
मर्यादित नारायणपुर 

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति 
| मर्यादित एड़का 

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति 
मर्यादित ओरछा 
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति 
मर्यादित नारायणपुर 


नवीन सोसायटी 


क . विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है 

( प्रभावित सोसायटी ) 


नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामो 

का नाम ) 


3 


निरंक 


क्र . | विद्यमान सोसायटी जो 
प्रभावित है (प्रभावित 

क्षेत्र) 
___ 2 


अनुसूची - तीन 
अपवर्जित कार्यक्षेत्र विद्यमान सोसायटी जिसमें 
( ग्रामों का नाम ) 

अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है 

( परिणामी सोसायटी ) 
3 

निरंक 


नवीन सोसाइटी 
जिसमें अपवर्जित 

क्षेत्र जुड़ा है 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


